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विषय - सीडिसी का जारी करना मामलो के निपटान हेतु समय अवधि के संबंध में
यह निदेशालय अनेक अन्य संगन्नो माननी संसद सदस्यो एवं अति महत्वर्पूण व्यक्तियों से नाविक वालहाटा सीडीसी के जारी करने के बारे में अत्यत्धिक देरी के लिए अभ्यावेदन प्राप्त कर रहा है। हर स्थिति की समीक्षा नौवहन  महानिदेशक एंव पदेन अपसाधी भारत सरकार के साथ नाविक पाल, मुंबई कोलकत्ता चेन्नई द्वारा बुलाई गई 20/7/2005 को बैठक की गई । नाविक पाल के द्वारा यह रिपोर्ट किया गया कि वे अनुस्‍मारक बावजूद कमी/राष्‍ट्रीयता साक्ष्‍य की अप्राप्ति, एसटीसीडब्‍ल्‍यू प्रमाणपत्र/अंक तालिका / व्‍यापार प्रमाण पत्र एवं संबंधित  आवेदकों से अपेक्षित अन्‍य प्रलेखों की कमी के कारण लंबित सीडीसी के मामलों के निपटान करने में असमर्थ है, सीडीसी के मामलों को सुविधाजनक बनाने की बात को ध्‍यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद संबंधित नाविक पाल इसका सत्‍यापन करेंगे और यदि कोई कमी है तो इसे आवेदक को दस्‍तावेज के प्रस्‍तुत करने के लिए समुचित समय देते हुए साधारण डाक द्वारा पत्राचार करेंगे। यदि कोई उत्‍तर प्राप्‍त नहीं होता है तो दुबारा एक नोटिस एक सूचना के रूप में पंजीकृत डाक द्वारा एक पत्र भेजा जाएगा जिसके विशिष्‍ट तिथि देते हुए और यह उल्‍लेख जाएगा यदि अपेक्षित सूचना/ प्रलेख उल्‍लेखित समय के भीतर नहीं भेजी जाती है तो उनका आवेदन पत्र स्‍वीकृत कर दिया जाएगा। उपरोक्‍त के बावजूद यदि आवेदनक इसका पालन नहीं करते हैं तो शिपिंग मास्‍टर ऐसे आवेदन पत्रों को अस्‍वीकार कर देंगे।
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उपरोक्‍त को ध्‍यान में रखते हुए सीडीसी के जारी करने के लिए कोई भी निवेदन संबंधित नाविक पाल तीन महीने से     के लिए इसे लंबित नहीं रखेंगे। यदि अपेक्षित प्रलेख सूचना प्राप्‍त नहीं होती है तो नाविक पाल उपरोक्‍त पैरा-2 में यथा निर्दिष्‍ट कार्रवाई करेंगे- पहला पत्र, साधारण डाक द्वारा और दूसरा पत्र पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा और यदि उत्‍तर प्राप्‍त नहीं होता है तो ऐसे मामलों को अस्‍वीकार कर दिया जाएगा।
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यह नौवहन महानिदेशक पदेन अपर सचिव भारत सरकार के अनुमोदन द्वारा जारी किया जाता है
(के एस वरदराजन)
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